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              राज्‍य सभा 
     अतारांकित प्रश्न सं0 2114
                                              12 मई, 2016 को उत्‍तर के लिए
[kjhnkjksa dks Bxus okys fcYMjksa ds fo#) dkjZokbZ
2114- Jh dsñ lhñ R;kxh% 
D;k vkokl vkSj 'kgjh xjhch mi'keu ea=h ;g crkus dh d`ik djsaxs fd% 
¼d½ 
gky gh esa lwfpr fooknksa ds lanHkZ esa ljdkj }kjk edkuksa ds [kjhnkjksa dks Bxus okys fcYMjksa ds fo#) D;k dkjZokbZ dh xbZ gS( 
¼[k½ 
D;k ljdkj dks ns'k ds dqN cMs+ fcYMjksa }kjk Bxs x, yksxksa dh f'kdk;rksa dh tkudkjh gS( vkSj
¼x½ 
;fn gka] rks D;k ljdkj us edku ds [kjhnkjksa dh leL;k dk lekèkku djus gsrq lacafèkr fcYMjksa dks dksbZ vuqns'k@funs'k tkjh fd, gSa vkSj ;fn gka] rks rRlaca/kh C;kSjk D;k gS\
उत्तर
आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्‍य  मंत्री
( श्री बाबुल सुप्रियो)  
(क) से (ग): ‘भूमि’ और ‘कॉलोनीकरण’ राज्‍य के विषय है, इसलिए मकान खरीदने वालों के साथ धोखा करने वाले बिल्‍डरों के विरूद्ध कार्रवाई करना और ऐसी समस्‍याओं के उन्‍मूलन की जिम्‍मेदारी राज्‍य / संघ शसित प्रदेशों की है । 
भू-संपदा सेक्‍टर के कुशल और पारदर्शी ढंग से विनियमन और संवर्धन करने हेतु भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण स्‍थापित करने; उपभोक्‍ताओं के हितों का संरक्षण करने; और तीव्रता से विवादों का निपटान करने के लिए न्‍याय निर्णय तंत्र की स्‍थापना करने के लिए आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय ने भू-संपदा (विनियमन और विकास) विधेयक बनाया है। इस विधेयक को 10 मार्च, 2016 को राज्‍य सभा और 15 मार्च 2016 को लोक सभा द्वारा पारित किया गया है । संसद द्वारा यथा पारित विधेयक को महामहिम राष्‍ट्रपति जी द्वारा दिनांक 25 मार्च, 2016 को सहमति प्रदान की गई है और इसे 26 मार्च, 2016 को जनता की सूचना के लिए सरकारी राजपत्र में प्रकाशित किया गया था । इस अधिनियम की विशिष्‍ट धाराओं को 27 अप्रैल, 2016 को प्रकाशित राजपत्र अधिसूचना के माध्‍यम से  1 मई 2016 से लागू किया गया है । समुचित सरकारों को अब इस अधिनियम के अंतर्गत नियमों को अधिसूचित करना और विनियामक प्राधिकरण और अपीलीय अधिकरण स्‍थापित करना अपेक्षित है ।
***
